भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1041         
(जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020/22 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)
कम बीमा वाले बीमाकृत व्यक्तियों को स्वतंत्र
रूप से नुकसान के आकलन से वंचित रखा जाना
1041.
श्री संजय सिंहः 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि आईआरडीएआई/लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक द्वारा किए गए स्वतंत्र रूप से
नुकसान के आकलन से कम बीमा वाले बीमाकृत व्यक्तियों को वंचित रखेगा जिससे 
बीमा कम्पनियां क्षति का एकतरफा समाधन करने में सक्षम हो जाएंगी; और
(ख)
क्या यह भी सच है कि उक्त विनियमन से कम बीमा वाले बीमाकृत व्यक्ति जिसका
दावा राशि 75000 रुपये तक है लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा किए गए स्वतंत्र और 
निष्पक्ष क्षति आकलन से वंचित हो जाएंगे?

उत्तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) और (ख): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सूचित किया है कि आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक एवं हानि आकलनकर्ता) विनियमन, 2015 के विनियम 12(3) के अनुसार, 50,000/- रुपये से अधिक के मोटर बीमा तथा 1 लाख रुपये से अधिक के मोटर के बीमा से इतर बीमा की हानि का आंकलन करने हेतु  बीमाकर्ता या बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा सर्वेक्षक तथा हानि का आकलनकर्ता को नियुक्त करना आवश्यक है। इन सीमाओं को वर्ष 2015 में निर्धारित किया गया था। विनियम में प्रत्येक तीन वर्ष में इन सीमाओं की समीक्षा का उपबंध है।   
इस विनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे दावों के मामलों में बीमा धारक को उनके दावों की प्रतिपूर्ति शीघ्र हो। यदि बीमाधारक दावे के भुगतान के संबंध में बीमा कंपनी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो, सुधार के लिए बीमा लोकपाल या अन्य उपभोक्ता मंच या न्‍यायालय के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।  
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